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श्रम विभाग 

प्रादेश 

दिनांक 12 नवम्बर , 1987 
सं ० प्रो ० वि ० / कुम/ 67-87/ 45390.- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मारकण्डा वनस्पति मिल्ज, 
लि ०, शाहबाद मारकण्डा( कुरुक्षन ) के श्रमिक श्री राधेश्वर दयाल मार्फत थी . वनारसी दास, गांव व डा ० मदनपुर , जिला 
कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मा : ले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद. अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 
18 अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री राधेश्वर दयाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 
सं ० प्रो ० वि ०/ कुरु/ 70-87/ 45298. -~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मारकण्डा वनस्पति मिल्ज , 
लि ० , शाहबाद मारकण्डा , के श्रमिक श्री दलबीर सिंह, पुत्र श्री कृष्ण , पुत्र श्री बनारसी दास, गांव व डा ० मदनपुर, जिला 
कुरुक्षेत्र तया उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिमित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3 ( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु, निर्दिष्ट करते हैं मोकि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री ष्ण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


इसलिए, 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० /करु / 58-87/ 453 0 4.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि मै ० दो कुरुक्षत्र सेन्ट्रल कोपरेटिव 
बैंक लि ., कुरुक्षेत्र के श्रमिक श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री बनारसी लान, मकान नं ० 804, सैक्टर 13, हाऊसिंग वार्ड 
कामोनी, कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करला वांछनीय समझते हैं ; 

इललिए, अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उका प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : - 

क्या श्री अनिल कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


-- 


हकदार है ? 


, 


सं ० प्रो ० वि ०/ कुरु! 63 -87/45310 --चूंकि रिया के राज्यपान को रप है कि मैं दो कुरुक्षेत्र सेंट्रल 
कोरेटिव बैंक लि . , कुरुक्षेत्र के श्रमि : थो व रम , व यो दनरासिंह, गव व डाक बाना उजाना, तहसील कैथल , 
जिला कुरुक्षेत्र तथा उनके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिधिर मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपान इस विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिवे, प्रज , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 
18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिा श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है 

क्या श्री बुध राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


